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230. 
श्री नंदी येल्लैया: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने मौजूदा समझौते की पारस्परिक रूप से तय की गई निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप ए0पी0एस0डब्ल्यू0सी0 के प्रति भेदभाव को तत्काल समाप्त करने के लिए और 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी संशोधित दरों के कार्यान्वयन के लिए एफ0सी0आई0 को अनुदेश जारी करने का आग्रह किया है जैसा कि सभी अन्य राज्य भाण्डागार निगमों और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के मामले में किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में तत्काल कार्रवाई की जा सकती है और क्या एफ0सी0आई0 को गारंटी की शेष अवधि के दौरान मौजूदा अनुबंध का पालन करने का निदेश दिया जा सकता है; और
(ग) यदि नहीं, इसके कारण क्या-क्या हैं?

उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (ग):  भारतीय खाद्य निगम ने सात वर्षीय गारंटी स्‍कीम के अंतर्गत एपीएसडब्‍ल्‍यूसी के माध्‍यम से गोदाम किराए पर लिए थे।  पारस्‍परिक रुप से सहमत शर्तों (प्रचलित सीडब्‍ल्‍यूसी दरों के अनुसार) पर दिनांक 01.04.2002 से लागू भंडारण प्रभार 1.79 रुपए प्रति बोरी प्रति माह था।  आंध्र प्रदेश सरकार से सहमति पत्र प्राप्‍त हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार दिनांक 01.04.2002 से सम्‍पूर्ण गारंटी अवधि के लिए 1.79 रुपए प्रति बोरी प्रति माह की दर स्‍वीकार करने पर सहमत हुई थी।  इस प्रकार, सात वर्षीय गारंटी अवधि के दौरान इन गोदामों के लिए तत्‍पश्‍चात कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

इसके अतिरिक्‍त, भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीडब्‍ल्‍यूसी को देय भंडारण प्रभारों का निर्धारण वार्षिक आरक्षण के अंतर्गत रखे गए स्‍टॉक के लिए मुख्‍य सलाहकार (लागत), वित्‍त मंत्रालय की सिफारिशों पर वार्षिक आधार पर किया जाता है।  ये दरें राज्‍य भंडारण निगमों पर भी लागू की जाती हैं जहां गोदाम सेवाओं, स्‍टॉक की विनिर्दिष्‍टियों और परिरक्षण की दृष्‍टि से सीडब्‍ल्‍यूसी के गोदामों के अनुरुप हैं जिनका सत्‍यापन प्रत्‍येक मामले में समान सेवाओं के लिए ये दरें राज्‍य भंडारण निगमों को प्रदान किए जाने से पहले एक निरीक्षण समिति के माध्‍यम से संबंधित महाप्रबंधक (क्षेत्र)/कार्यकारी निदेशक (अंचल) द्वारा किया जाना होता है।
*******
